भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2127
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
किसानों को ब्याज मुक्त ऋण
2127.
डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार कृषि ऋण-माफी को किसानों को आकर्षित करने के साधन की बजाए इसे राजनीतिक लाभों हेतु किसानों के लिए वरदान के रूप में देखने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल चुनावों में फायदा लेने के लिए इसे चुनावी वादे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
क्या सरकार के पास किसानों की सहायता के लिए ऐसी कोई योजना है जिसमें वे बैंकों से बिना किसी परेशानी के और ब्याज रहित ऋण ले सकें?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): किसानों के ऋणों को माफ करने कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को संस्थागत ऋण प्रवाह को बढ़ाने तथा अधिकाधिक किसानों को संस्थागत ऋण की परिधि के भीतर लाने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पहल की गयी हैं।
· किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।
· प्राथमिकता प्राप्‍त क्षेत्र को उधार प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों सहित सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलन पत्र बाह्य एक्‍सपोजर के समतुल्‍य ऋण का 18 प्रतिशत का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बंटाईदारों सहित छोटे और सीमान्त किसानों को उधार हेतु 8% का एक उप-लक्ष्‍य भी विनिर्धारित किया गया है।
· सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना आरंभ की है, जो किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, आदि कृषि निविष्‍टि‍यां खरीदने तथा कृषि और उपभोग संबंधी अपनी आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए नकद राशि के आहरण में सक्षम बनाती है। केसीसी योजना को अब सरल बना दिया गया है तथा इसे एटीएम समर्थित रूपे-डेबिट कार्ड में परिवर्तित किया गया है, जिसमें अन्‍य सुविधाओं के साथ-साथ, एकबारगी प्रलेखन, सीमा के अंतर्गत अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत अनगिनत आहरण की सुविधा दी गयी है।
· किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत, सीमांत किसानों को भूमि धारिता के आधार पर और कटाई के बाद भंडारण (वेयर हाउस) से संबंधित ऋण आवश्‍यकताओं सहित उगाई गई फसलों और कृषि कार्य संबंधी अन्य व्यय, उपभोग आवश्‍यकताओं, इत्‍यादि के साथ-साथ लघु अवधि ऋण निवेशों के लिए भूमि के मूल्‍य पर ध्‍यान दिए बिना 10,000 रूपए से 50,000 रूपए तक की लचीली ऋण सीमा (फ्लेक्‍सी केसीसी के रूप में) उपलब्ध कराई गई है।
· आरबीआई ने बैंकों से 1,00,000/- रूपए तक के कृषि ऋणों को मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से मुक्‍त रखने को कहा है। छोटे तथा सीमांत किसानों, बंटाईदार किसानों तथा उन जैसे अन्‍य लोगों के लिए 50,000/- रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए भी बेबाकी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता से छूट दी गई है और इसके स्थान पर उधारकर्ता से केवल स्व-घोषणा प्राप्‍त करने की आवश्यकता है।
· छोटे, सीमांत, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है।
***
